आजादी के 75 वर्ष – आशाएं और निराशाएं 
आजादी की पूर्व संध्या पर दिए गये अपने प्रसिद्ध भाषण में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने “नियति से किये गए वादे’ का जिक्र किया था. उनका कहना था कि हमने नियति से वादा किया था कि हमारा मुल्क एक दिन आजाद होगा और आज हमने उसे पूरा कर दिखाया है. अब हम एक खुदमुख्तार देशहैं, जो अपने मुस्तकबिल का फैसला स्वयं करेगा. सनद रहे कि उस वादे को पूरा करने के लिए हमारे देश की कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया, और जिसके लिए हजारों-लाखों लोगों ने शहादतें भी दी. यह एक ऐसा संघर्ष था, जो तीसरी दुनिया के देशों के लिए भी रोड मैप बना,जिस पर चलते हुए कई अन्य पराधीन मुल्कों ने स्वतंत्रता का स्वाद चखा. हमारा वह संघर्ष आज भी दुनिया भर में प्रेरणास्रोत के रूप में देखा और समझा जाता है. 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहला सवाल, जो हमारे सामने उपस्थित हुआ, वह यह था कि यहां से अब मुल्क की दिशा क्या होनी चाहिए. अब हमारे पास फैसले लेने की स्वतंत्रता थी तो दूसरी तरफ जिम्मेदारियों की फेहरिश्त भी. अब हमारे सही निर्णय देश को आगे ले जा सकते थे तो गलत निर्णयों की कीमत भी हमे स्वयं ही चुकानी थी. ऐसे कठिन समय में स्वतंत्रता आन्दोलन के पुरोधाओं ने देश को संचालित करने के लिए एक विस्तृत नियमावली बनाई, जिसे हम संविधान के नाम से जानते हैं. यह संविधान हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन की विरासत से निकला था, इसलिए इसमें वे सभी उम्मीदें और सपने तैर रहे थे, जिसे लेकर हमने आजादी का संघर्ष लड़ा था. यदि हम इसकी आत्मा समझी जाने वाली प्रस्तावना को देखते हैं, तो यह बात साफ़ हो जाती है कि हमने अपने लिए आधुनिक लोकतंत्र की वह प्रणाली चुनी थी, जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूलभूत सिद्धांतों पर चलती है. साथ ही जिसमें लोकतंत्र के सभी आधुनिक मूल्यबोध शामिल हैं, जो मानवीय गरिमा को सबसे उच्च स्थान देते हैं. 
हमारा संविधान देश के भविष्य का रोड मैप तो था ही, इसी आधार पर हमारी दिशा और प्रगति का मूल्यांकन भी होना था. अब हमारे लिए यही “नियति से किया गया वादा” था, जिस पर हमारी उपलब्धियांऔर कमियां कसी जानी थी. इसलिए कहा जा सकता है कि आजादी के इस अमृत वर्ष मेंअपने आपको परखने का मुख्य आधार भीयही है. इसका मतलब यह नहीं कि हम दुनिया से अपने आपको काट लें और केवल संविधान के आधार पर ही अपना मूल्यांकन करें. वरन हमें इस आधार पर भी जांचा और परखा जाएगा कि हमारे साथ आजाद हुए देशों के मुकाबले हमारा प्रदर्शन कैसा रहा है.
यदि हम इन सभी आधारों पर अपना मूल्यांकन करते हैं तो हमारी उपलब्धियां गर्व करने लायक दिखाई देती हैं. अव्वल तो इसलिए कि आजादी के साथ ही हमने जो संविधान बनाया, वह दुनिया भर में एक आदर्श के रूप में देखाजाता है. वह विस्तृत तो है ही, साथ ही साथ आधुनिक लोकतंत्र के सभी मानदंडों पर खरा उतरने वाला भी है. खासकर तब, जब हम आजादी के समय की विपरीत परिस्थितितियों को याद करते हैं. जिस समय देश आजाद हो रहा था उस समय साम्प्रदायिक विभाजन के कारण देश का बंटवारा भी हो रहा था. एक धर्म की लगभग आधी आबादी अपने के लिए धार्मिक आधार पर एक अलग देश की मांग कर रही थी और वह सफल भी हुई थी. उस स्थिति में भारत ने धर्मनिरपेक्षता को अपना ध्येय बनाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि धार्मिक आधार पर अलग मुल्क की स्थापना के बाद भी, उसी धर्म के आधे लोगों नेभारत में ही रहने का फैसला किया. यह इस बात का द्योतक था कि देश के सभी छोटे-बड़े समुदायों को यह भरोसा था कि उनके साथ भी समान व्यवहार होगा. देश सबको साथ लेकर आगे बढेगा.
जिस सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को लागू करने में यूरोपीय देशों को सैकड़ों वर्ष लगे, वह हमारे देश में आजादी के साथ ही अस्तित्व में गया. हमने अपने नागरिकों के लिए दुनिया के सबसे आधुनिक और विकसित मौलिक अधिकार लागू किये. स्वतंत्र प्रेस और निष्पक्ष न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के आधार स्तम्भ बने. जहाँ हमने समानता, स्वतंत्रता और न्याय के आधार सिद्धांतों को अपनाया, वहीं अपने समय के सबसे प्रगतिशील मूल्य “सकारात्मक भेदभाव” को भी संविधान में जोड़ा. अर्थात जो लोग सदियों के सामाजिक भेदभाव के कारण पिछड़ गये थे, उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कुछ विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गयी. यह सब हमने अपनी आजादी के तुरंत बाद हासिल किया, जो आज भी हमारे लिए सबसे मार्गनिर्देशक मूल्य बने हुए हैं. 
इन आदर्श सिद्धांतो पर चलने का ही असर था कि हमने देश के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में शानदार प्रगति हासिल की. हम आजादी के दो दशक के भीतर ही खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गये, और अपने उद्योग धंधों को लगभग शून्य से आरम्भ कर दुनिया में प्रतियोगिता करने के स्तर तक पहुंचे. विज्ञान और तकनीकि में हम “क ख ग”से आरम्भ कर दुनिया के अग्रणी मुल्कों की कतार में पहुंचे. शिक्षा और चिकित्सा में हमारी उपलब्धियां कमाल की रही हैं. और सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में हमारा डंका दुनिया भर में बजता है. आज हमारे पास देश के मूल ढाँचे को सँभालने के लिए सावर्जनिक क्षेत्र के लगभग सभी महत्वपूर्ण संस्थान हैं. वहीं दूसरी तरफ उन्हें प्रतियोगी और धारदार बनाये रखने के लिए निजी क्षेत्र की समानान्तर व्यवस्था भी है. खनिज तेल और कुछ प्राकृतिक धातुओं को छोड़कर आज लगभग सभी मामलों में हमारा मुल्क न सिर्फ आत्मनिर्भर है, वरन वह दुनिया को कुछ दे सकने की स्थिति में भी है. दुनिया भर में चलाये जाने वाले तमाम शांतिपूर्ण अभियानों में भारत की भूमिका भी प्रशंसनीय रही है. 
लेकिन यदि ये उपलब्धियां हमारे लिए गर्व का विषय रही हैं तो कुछ बाते ऐसी भी हैं, जिनमें हमारा प्रदर्शन निराशाजनक भी रहा है. अव्वल तो यही कि देश की आजादी के समय अपने आपसे किये गए बहुत सारे वादे आज भी अधूरे ही रह गये हैं. हमने सोचा था कि यह देश सबको साथ लेकर आगे बढेगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आजादी के समय धर्म को लेकर जो विभाजन पैदा हुआ, वह किसी न किसी रूप में आज भी बरकरार है. जिस राजनीति पर देश को दिशा दिखाने की जिम्मेदारी थी, उसने इस विभाजन को लगातार बनाए रखा. जातिगत भेदभाव और साम्प्रदायिक वैमनस्य अभी भी हमारे समाज की हकीकत है, जिसके कारण हमें दुनिया के सामने शर्मिन्दा होना पड़ता है. क्षेत्रीय और भाषायी विभेदों ने भी समय-समय पर हमें परेशान ही किया है. 
यह सही है कि हमने एक भूखे नंगे देश से आरम्भ करके लंबा सफ़र तय किया है. लेकिन हकीकत तो यह भी है कि आज भी सबसे अधिक भूखे और बदहाल लोग हमारे ही देश में हैं. रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों का सबसे बड़ा हुजूम हमारे देश में ही निवास करता है. असामनता के जितने भी माडल दुनिया में प्रचलित हैं, उन सबमें हमारा प्रदर्शन शर्मनाक है. एक तरफ हम दुनिया के सबसे अधिक अरबपतियों का नेतृत्व करते हैं तो दूसरी तरफ सबसे अधिक भूखे और बेघर लोग भी इसी मुल्क में रहते हैं.
यदि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देश होने का दावा करते हैं, तो हमारा प्रदर्शन भी उसके अनुरूप ही होना चाहिए. मगर अफ़सोस कि ऐसा नहीं है. आधुनिक लोकतंत्र के सबसे बड़े मानक, यानि कि“मानव विकास सूचकांक” में हमारा स्थान अभी भी दुनिया के औसत से नीचे है. हमारे संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार भले ही माना गया है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता में हमारा स्थान दुनिया के फिसड्डी देशों की कतार में आता है. महिलाओं के साथ भेदभाव और शिशु मृत्यु दर भी हमें शर्मिन्दा ही करती है. यदि हम सबसे अधिक युवाओं वाले देश हैं तो दूसरी तरफ सबसे अधिक बेरोजगारों की फ़ौज भी हमारे यहाँ ही है. लोकतंत्र को संचालित करने के लिए जिन संस्थाओं की सबसे अधिक दुहाई दी जाती है, आज के समय में उन सभी संस्थाओं की स्थिति डांवाडोल ही नजर आती है. हम दावा तो विश्वगुरु बनने का करते हैं लेकिन दुनिया के प्रथम 100 शिक्षा संस्थानों में हमारा कहीं भी नाम नहीं है. 
ऐसे में आजादी का अमृत वर्ष हमें एक बार फिर से अपने भीतर झाँकने का अवसर देता है कि आज से 75 वर्ष पूर्व हमने“नियति से जो वादे” किये थे, वे कहाँ तक पूरे हुए. साथ ही साथ दुनिया के स्तर पर लोकतंत्र और आधुनिक मूल्यों के मामले में हम कहाँ खड़े हैं. जाहिर है, हमारी शुरुआत हमारे सामाजिक ताने बाने से होनी चाहिए. हमें यह समझना चाहिए कि हमारे देश की विविधता ही हमारी ताकत है. इन विविधताओं को साथ लेकर चलने से ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है. जहाँ हम अपने से भिन्न लोगों की बातों का भी सम्मान करते हैं, उनसे सीखते हैं और उनके साथ चलते हैं. इस मूलमंत्र को हमें इस अमृत वर्ष में जरुर ध्यान में रखना होगा. हमें समझना होगा कि कोई भी देश या समाज तभी प्रगति कर सकता है, जब उसके सभी नागरिकों के पास जीवन-यापन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्द्ध हों. हमारा गणतंत्र तभी आगे बढ़ सकेगा, जब देश के सभी नागरिक अपने आपको मुख्यधारा के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे. 
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